
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4366

दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के  लिए

बांग्लादेश में हिंदुओं के  विरुद्ध हिंसा

4366.   श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृ पा करेंगे किः 

(क) विगत तीन वर्षों के  दौरान पड़ोसी देशों में हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के  विरुद्ध हिंसा के
देशवार और वर्षवार कु ल कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों की रक्षा के  लिए कू टनीतिक हस्तक्षेप और राहत उपायों सहित क्या
कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के  लिए
विकसित की गई दीर्घकालिक रणनीतियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क)  अल्पसंख्यक/मानवाधिकार  संगठनों  से  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार,  हिंदुओं  और  अन्य
अल्पसंख्यकों के  खिलाफ हिंसा के  मामलों की संख्या निम्नानुसार है: 

वर्ष बांग्लादेश पाकिस्तान 
2022 47 241
2023 302 103
2024 2200 (8 दिसंबर 2024 तक) 112 (अक्तू बर, 2024 तक)
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अन्य पड़ोसी देशों  (पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर)  में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के
खिलाफ हिंसा के  मामले – शून्य

(ख) सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार के  साथ अपनी चिंताओं
को साझा किया है। भारत को आशा है  कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की
सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के  लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। 9 दिसंबर, 2024 को विदेश
सचिव की बांग्लादेश यात्रा के  दौरान भी इस बात को दोहराया गया है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है। 

भारत सरकार ने राजनयिक माध्यमों से अल्पसंख्यक समुदायों के  खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाया है
और  पाकिस्तान  सरकार  से  अल्पसंख्यक  समुदायों  पर  धार्मिक  असहिष्णुता,  सांप्रदायिक  हिंसा,
प्रणालीगत उत्पीड़न और हमलों को रोकने तथा उनकी सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के
लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। भारत उचित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों
की दुर्दशा को उजागर कर रहा है। 

(ग) अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के  जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी
संबंधित देश की सरकार की है।

*****

2


